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पैदल चलने वालों की सुरक्षा को खतरा 
2656. श्रीमती विजिला सत्यानंतः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों से वाहनों में अनधिकृत रूप से क्रेश गार्ड या बुल बार्स लगाने के विरुद्ध यह कहते हुए कठोर कार्रवाई करने को कहा है कि ये पैदल चलने वालों सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं; 
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये बार्स मोटर यान अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करके लगाए जाते हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (घ):  मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड्स/बुलबार्स लगाने संबंधी विषयक मामले की जांच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में की गई थी तथा केन्‍द्रीय मोटर यान नियम- तकनीकी स्‍थायी समिति (इसमें इसके पश्‍चात सीएमवीआर-टीएससी के रूप में उल्‍लिखित है) को भेजा गया था। समिति ने दिनांक 05 सितंबर, 2017 को हुई अपनी 50वीं बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया और निष्‍कर्ष निकाला कि ‘वाहनों पर पश्‍च बाजार फिटमेंट के रूप में क्रैशबार्स  एवं बुलबार्स लगाया जाना पैदलयात्री की सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बनते हैं। इसलिए यह सहमति हुई कि वाहनों पर इस प्रकार की फिटमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह कि सीएमवीआर में प्रावधान भी ऐसे फिटमेंट की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्‍य प्राधिकरणों को एक परामर्शी जारी की जाए। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों पर अनाधिकृत रूप से क्रैशबार्स/ बुलबार्स लगाए जाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सभी राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों को 07 दिसंबर, 2017 के पत्र के तहत परामर्शी जारी की है।  राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों के ध्‍यान में लगाया गया है कि क्रैशग गार्ड्स/बुलबार्स लगाया जाना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्‍लंघन है और धारा 190 एवं धारा 191 के अंतर्गत शास्‍ति का कारण बनते हैं।
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